5 


पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन 


डाक - व्यय की पूर्व अदायगी 
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने 
के लिए अनुमत. अनुमति - पत्र 
क्र . रायपुर 


... 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 15 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 12 अप्रैल 2002 - चैत्र 22 , शक 1924 


विषय - सूची 


भाग 3. ~~ ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , ( 2 ) सांख्यिकीय 

सूचनाएं. 


भाग 1.- ( 1) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , 

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं , ( 4 ) 
राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं , ( 6 )निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं , 
( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट, 


भाग 4.- ( क ) ( 1 ) छत्तीसगढ़ विधेयक , ( 2 ) प्रवर समिति के 

प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद में पुरःस्थापित विधेयक , ( ख ) ( 1 ) 
अध्यादेश , ( 2 ) छत्तीसगढ़ अधिनियम , ( 3 ) संसद् के 
अधिनियम, ( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम , 


भाग 2. - स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. 


भाग १ 
राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर 


रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2002 


क्रमांक 793 / 668 / 2002/1/ 2. - राज्य शासन श्री शैलेश कुमार पाठक , भा . प्र. से. ( 1990 ), प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ अधोसंरचना 
विकास निगम, संचालक , संस्थागत वित्त पदेन संयुक्त सचिव, वित्त एवं संचालक , जन संपर्क को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी 
आदेश पर्यन्त पदेन संयुक्त सचिव, जन संपर्क घोषित किया जाता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

इंदिरा मिश्र, प्रमुख सचिव. 


435 


नियंत्रक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2002 . 


. 


- 


-- 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2002 


[ भाग 1 


राजस्व विभाग 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


राजनांदगांव, दिनांक 1 फरवरी 2002 


क्रमांक 894/ भू - अर्जन/ 2002.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


. 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
राजनांदगांव 


( 2 ) 
डोंगरगढ़ 


( 3 ) 
बसंतपुर 
प.ह.नं. - 5 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण 
विभाग ( भास ) , खैरागढ़ . 


1.12 


( 6 ) 
सलगापाट, मदनपुर, मुढ़िया, 
जारवाही , बसंतपुर मार्ग 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी का कार्यालय डोंगरगढ़ में किया जा सकता है. 


राजनांदगांव, दिनांक .1 फरवरी 2002 


4. 


क्रमांक 895/ भू - अर्जन/ 2002.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


राजनांदगांव 


डोंगरगढ़ 


0.83 


जारवाही 
प.ह.नं. - 5 


कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण 
विभाग ( भ/ स ), खैरागढ़ . 


सलगापाट, मदनपुर, मुढ़िया, 
जारवाही , बसंतपुर 

मार्ग 


निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी का कार्यालय डोंगरगढ़ में किया जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2002 
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राजनांदगांव, दिनांक 25 फरवरी 2002 


क्रमांक 1656 / भू - अर्जन/ 2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग , राजनांदगांव . 


( 1 ) 
राजनांदगांव 


( 2 ) 
राजनांदगांव 


( 3 ) 
रेंगाकठेरा 
प.ह.नं. - 9 


( 6 ) 
रेंगाकठेरा जलाशय / नहर नाली 


1.56 


निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी का कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है . 


राजनांदगांव, दिनांक 25 फरवरी 2002 


क्रमांक 1657/ भू - अर्जन / 2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 
तहसील नगर/ ग्राम 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


राजनांदगांव 


राजनांदगांव 


3.32 


उपरवाह 
प.ह.नं. - 9 


उपरवाह जलाशय के डूबान 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग , राजनांदगांव. 


क्षेत्र हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी का कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है. 


- 


. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2002 


[ भाग 1 


राजनांदगांव, दिनांक 25 फरवरी 2002 


क्रमांक 1658/ भू - अर्जन / 2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 


के द्वारा 


का वर्णन 


( एकड़ में ) 


प्राधिकृत अधिकारी . 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) . 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


राजनांदगांव 


डोंगरगांव 


1.02 


हरदी 
प.ह.नं. - 9 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, राजनांदगांव. 


भानपुरी व्यपवर्तन नहर नाली 
निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी का कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है. 


. 


राजनांदगांव, दिनांक 11 मार्च 2002 


क्रमांक 2145/ भू- अर्जन /2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये , गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है 


: 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 6 ) 


राजनांदगांव 


डोंगरगढ़ 


बिल्हारी 


0.40 


कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन 
संभाग राजनांदगांव. 


मनकी जलाशय स्पील चैनल 
नहर निर्माण हेतु. 


68/7 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

डी. के . श्रीवास्तव , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 
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कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


कोरबा, दिनांक 25 फरवरी 2002 


क्रमांक 2911/ भू- अर्जन / 16 / अ-82/ 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है; अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के 
उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में 
उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
कोरबा 


( 2 ) 
कोरबा 


( 3 ) 
कोरबा 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
आयुक्त , नगर पालिक निगम , 
कोरबा. 


2.89 


( 6 ) 
रविशंकर शुक्ल नगर मिश्रित 
आवासीय योजना. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी/ भू- अर्जन अधिकारी कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


कोरबा, दिनांक 25 फरवरी 2002 


क्रमांक 1/ 480/ भू - अर्जन . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 
तहसील नगर/ ग्राम 


जिला 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
कोरबा . 


( 2 ) 
कटघोरा 


( 3 ) 
कनबेरी 
प.ह.नं. 55 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, हसदेव बैराज 
जल प्रबंध संभाग , रामपुर 
कोरबा. 


( 6 ) 
भलपहरी माइनर निर्माण हेतु . 


0.577 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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कोरबा, दिनांक 30 मार्च 2002 


क्रमांक क / भू - अर्जन /2/ अ-82/ 2001-2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत: भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक / सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों 
के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित 
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


सार्वजनिक प्रयोजन 


के द्वारा 


का वर्णन 


भूमि का वर्णन 

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 
जिला तहसील नगर/ ग्राम 

लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

प्राधिकृत अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 
कोरबा कटघोरा भैसमाखार 

102.39 मुख्य महाप्रबंधक , एस. ई. सी . एल . 

कुसमुंडा क्षेत्र. 
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी/ भू - अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


( 6 ) 
कोयला खदान हेतु 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

राजकमल, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव, 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


जशपुर, दिनांक 20 मार्च 2002 


क्रमांक 27/ अ -82 / 2002-2003.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 3 ) 


( 1 ) 
जशपुर 


( 2 ) 
जशपुर 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग, जशपुर ( छ. ग.) . 


( 6 ) 
सारडीह जलाशय योजना 


आस्ता 


13.127 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एम. आर. सारथी , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


त 
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कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व विभाग 


रायगढ़, दिनांक 25 जून 2001 


क्रमांक क / अ.वि.अ./ वा -1 /2001. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतःभू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
रायगढ़ 


( 2 ) 
सारंगढ़ 


( 3 ) 
बोरे तथा कोसमडीह 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन 
संभाग, रायगढ़. 


0.276 


( 6 ) 
किंकामणी व्यपवर्तन योजना 
के नहर निर्माण - भू - अर्जन . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


... 


रायगढ़, दिनांक 17 जनवरी 2002 


क्रमांक भू - अर्जन प्रकरण क्र . 1/ अ -82/ 99-2000. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से 
( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत :भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों 
को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में 
उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 
तहसील नगर/ ग्राम 


जिला 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 


( 1 ) 
रायगढ़ 


( 2 ) 
सारंगढ़ 


( 3 ) 
पिकरीमाल 
प.ह.नं. 40 


0.174 


( 6 ) 
किंकामणी व्यपवर्तन योजना 
के नहर निर्माण हेतु भू - अर्जन . 


संभाग, रायगढ़. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 


- 
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कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर- चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


-. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2002 


क्रमांक क/ भू - अर्जन/117. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6).में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 
7.987 


( 1 ) 

( 2 ) 
जांजगीर - चांपा जैजेपुर 


( 3 ) 
अकलसरा 
प.ह.नं. 18 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 3, सक्ती . 


( 6 ) 
अकलसरा माइनर निर्माण 
हेतु. 


r 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2002 


क्रमांक क/ भू - अर्जन/118.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


- 


.. 


अनुसूची 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 
तहसील नगर / ग्राम 


जिला 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 
0.458 


( 1 ) 

( 2 ) 
जांजगीर - चांपा जैजेपुर 


( 3 ) 

ठूठी 
प.ह.नं. 19 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 3, सक्ती. 


( 6 ) 
अकलसरा माइनर निर्माण 
हेतु. 


भूमि का नाशा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है, 


. 


भाग 1 ] 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2002 


क्रमांक क/ भू - अर्जन /119.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 
तहसील नगर/ ग्राम 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


५ 


जिला 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 

( 2 ) 
जांजगीर - चांपा जैजेपुर 


( 3 ) 
ठठारी 
प.ह.नं. 16 . 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 3, सक्ती. 


0.691 


( 6 ) 
अकलसरा माइनर निर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2002 


क्रमांक क/ भू - अर्जन / 120. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 
तहसील नगर/ ग्राम 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 

( 2 ) 
जांजगीर - चांपा जैजेपुर 


( 3 ) 

ठूठी 
प.ह.नं. 19 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 3, सक्ती . 


6.312 


( 6 ) 
ठूठी माइनर निर्माण हेतु 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2002 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2002 


क्रमांक क / भू - अर्जन /121.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत: भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
जांजगीर - चांपा 


( 2 ) 
जैजेपुर 


( 3 ) 
धौराभाठा 
प.ह.नं. 19 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 3, सक्ती . 


( 6 ) 
ठूठी माइनर निर्माण हेतु 


0.711 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2002 


क्रमांक क/ भू - अर्जन 122.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
जांजगीर - चांपा 


( 2 ) 
जैजेपुर 


( 3 ) 

ठठारी 
प.ह.नं. 16 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 3, सक्ती. 


( 6 ) 
ठठारी माइनर निर्माण हेतु 


2.858 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


- 


भाग 1 ] 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2002 


क्रमांक क/ भू - अर्जन/ 123.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भृ 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 
तहसील नगर/ ग्राम 


जिला 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
(हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 3, सक्ती. 


( 1 ) 

( 2 ) 
जांजगीर - चांपा जैजेपुर 


( 3 ) 
दर्राभाठा 
प.ह.नं. 16 


( 6 ) 
ठठारी माइनर निर्माण हेतु 


1.286 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2002 


क्रमांक क/ भू- अर्जन / 124. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को 
अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम 1984 को धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 

( 2 ) 
जांजगीर - चांपा जैजेपुर 


( 3 ) 
भोथिया 
प.ह.नं. 5 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 3, सक्ती. 


6.928 


( 6 ) 
मलनी शाखा नहर निर्माण 
हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2002 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 7 फरवरी 2002 


क्रमांक क / भू - अर्जन /125.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : भू 
अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 को उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 

( 2 ) 
जांजगीर - चांपा जैजेपुर 


( 3 ) 
परसाडीह 
प.ह.नं. 25 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 3, सक्ती. 


2.177 


( 6 ) 
परसाडीह उपशाखा नहर 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 12 फरवरी 2002 


क्रमांक क / भू- अर्जन /126.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू- अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है 


.. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 
5.118 


( 1 ) 

( 2 ) 
जांजगीर - चांपा जैजेपुर 


( 3 ) 
अमोदा 
प.ह.नं. 27 


प्राधिकृत अधिकारी 
( 5 ) 

( 6 ) 
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो अमोदा माइनर ( हसौद वितरक 
नहर संभाग क्र . 2, चाम्पा. नहर ) निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


- 


. 


. 


-- 


भाग 1 ] 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 12 फरवरी 2002 


क्रमांक क/ भू- अर्जन/ 127. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को 
अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
जांजगीर - चांपा 


( 2 ) 
चांपा 


( 3 ) 
सारागांव 
प.ह.नं. १ 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 2, चांपा. 


0.250 


( 6 ) 
परसापाली डि . ब्यू . नहर 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 12 फरवरी 2002 


क्रमांक क / भू- अर्जन /128. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत :भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता 


.. 


अनुसूची 


. 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 
0.104 


( 1 ) 
जांजगीर - चांपा 


( 2 ) 
चांपा 


( 3 ) 
बालपुर 
प.ह.नं. 3 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 2, चाम्पा. 


( 6 ) 
बालपुर माइनर नं. 2 नहर 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2002 


[ भाग 1 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 12 फरवरी 2002 


क्रमांक क / भू - अर्जन / 729.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अजन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम , 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
जांजगीर - चांपा 


( 2 ) 
चांपा 


( 3 ) 
अफरीद 
प.ह.नं. 10 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 2, चांपा. 


1.145 


( 6 ) 
अफरीद माइनर नं . 2 नहर 
निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


जांजगीर - चांपा, दिनांक 12 फरवरी 2002 


क्रमांक क/ भू - अर्जन/ 130. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है 


.. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो 
नहर संभाग क्र . 2, चाम्पा. 


( 2 ) 


( 1 ) 
जांजगीर - चांपा 


चांपा 


( 3 ) 
उच्चभिट्ठी 
प.ह.नं. 1 


0.231 


( 6 ) 
सिवनी डि.ब्यू. नहर निर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


, 


भाग 1 ] 
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जांजगीर - चांपा, दिनांक 5 मार्च 2002 


क्रमांक क 250 / भू- अर्जन /1. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की 
अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : भू 
अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक सन् 1894 ) संशोधित भू - अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी 
संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है 

अनुसूची 


: 


- 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन . 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
जांजगीर - चांपा 


( 2 ) 
जांजगीर 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण 
विभाग भ/ स चांपा संभाग, चांपा. 


( 3 ) 
पकरिया 
प.ह.नं .6 


0.324 


( 6 ) 
अकलतरा करूमहूं मार्ग 


निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

मनोज कुमार पिंगुआ , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला दंतेवाड़ा , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप- सचिव छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व विभाग 


दंतेवाड़ा, दिनांक 7 मार्च 2002 


क्रमांक क /1/ अ -82/99-2000.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) 
के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में 


लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
दंतेवाड़ा 


( 2 ) 
दंतेवाड़ा 


( 3 ) 
टेकनार 


5.69 


प्राधिकृत अधिकारी 
( 5 ) 

( 6 ) 
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन दंतेवाड़ा व्यपवर्तन योजना के 
संभाग, दंतेवाड़ा . 

अंतर्गत कारली माइनर हेतु नहरा 
नाली निर्माण. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2002 


[ भाग 1 


दंतेवाड़ा, दिनांक 7 मार्च 2002 


। 


क्रमांक क /1/ अ -82 / 99-2000. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) 
के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में 


= 


- 


लागू होते हैं 


- 


- 


अनुसूची 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 
तहसील नगर/ नाम 


जिला 


के द्वारा 


का वर्णन 


- 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


( 3 ) 


( 1 ) 
दंतेवाड़ा 


( 2 ) 
बीजापुर 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य 
यांत्रिकी खण्ड- दन्तेवाड़ा .. 


( 6 ) 
पम्प हाऊसनिर्माण हेतु 


बीजापुर 


0.02 


दंतेवाड़ा, दिनांक 7 मार्च 2002 


क्रमांक क /3/ अ -82/ 99-2000.--- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( अ ) 
के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में 


लागू होते हैं 


अनुसूची 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 
तहसील नगर/ ग्राम 


जिला 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 2 ) 
बीजापुर 


( 3 ) 
माटवाड़ा 


दंतेवाड़ा 


0.337 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कमान अधिकारी , सीमा सड़क 
संगठन हीरक परियोजना केम्प 
कारली ( गीदम ) . 


( 6 ) 
राष्ट्रीय राजमार्ग-- 16 के 
सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण 
हेत . 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2002 
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दंतेवाड़ा, दिनांक 7 मार्च 2002 


क्रमांक क /1/ अ -82/ 2001-2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि को अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) को धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 
5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते हैं : 


M 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
दंतेवाड़ा 


( 2 ) 
बीजापुर 


( 3 ) 
भैरमगढ़ 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कमान अधिकारी, सीमा सड़क 
संगठन हीरक परियोजना केम्प 
कारली ( गीदम ) . 


1.508 


( 6 ) 
राष्ट्रीय राजमार्ग -16 के 
सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण 
हेतु. 


दंतेवाड़ा, दिनांक 7 मार्च 2002 


क्रमांक क / 4/ अ -82/ 2001-2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 
5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 
0.070 


( 1 ) 
दंतेवाड़ा 


( 2 ) 
बीजापुर 


( 3 ) 
कोतरापाल 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कमान अधिकारी , सीमा सड़क 
संगठन हीरक परियोजना केम्प 
कारली ( गीदम ). 


( 6 ) 
राष्ट्रीय राजमार्ग -16 के 
सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2002 


[ भाग 1 


दंतेवाड़ा, दिनांक 7 मार्च 2002 


क्रमांक क / 5/ अ -82 / 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 
5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 
तहसील नगर/ ग्राम 


जिला 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
दंतेवाड़ा 


( 2 ) 
बीजापुर 


( 3 ) 
मिनगाचल 


0.845 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कमान अधिकारी , सीमा सड़क 
संगठन हीरक परियोजना केम्प 
कारली ( गीदम ) . 


( 6 ) 
राष्ट्रीय राजमार्ग -16 के 
सुददीकरण एवं चौड़ीकरण 
हेतु. 


दंतेवाड़ा, दिनांक 7 मार्च 2002 


क्रमांक क /6/ अ -82/ 2001-2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 
5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 
तहसील नगर / ग्राम 


जिला 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
दंतेवाडा 


( 2 ) 
बीजापुर 


( 3 ) 
जांगला 


0.207 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कमान अधिकारी, सीमा सड़क 
संगठन हीरक परियोजना केम्प 
कारली ( गीदम ). 


( 6 ) 
राष्ट्रीय राजमार्ग -16 के 
सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण 
हेतु. 


भाग 1 ] 
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दंतेवाड़ा, दिनांक 7 मार्च 2002 


क्रमांक क/7 / अ-82/ 2001-2002.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 
5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 
बीजापुर 


( 3 ) 
नेलसनार 


दंतेवाड़ा 


4.480 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कमान अधिकारी , सीमा सड़क 
संगठन हीरक परियोजना केम्प 
कारली ( गीदम ) . 


( 6 ) 
राष्ट्रीय राजमार्ग -16 के 
सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण 
हेत . 


दंतेवाड़ा, दिनांक 7 मार्च 2002 


क्रमांक क/8/ अ -82 /2001-2002.- ~ चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 
5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
दंतेवाड़ा 


( 2 ) 
बीजापुर 


( 3 ) 
कोडोली 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कमान अधिकारी, सीमा सड़क 
संगठन हीरक परियोजना केम्प 
कारली ( गीदम ). 


0.869 


( 6 ) 
राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के 
सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण 
हेतु. 


. 
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[ भाग 1 


दंतेवाड़ा, दिनांक 7 मार्च 2002 


क्रमांक क /9/ अ -82 /2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 
5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते हैं 


.. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 
तहसील नगर/ ग्राम 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
दंतेवाडा 


( 2 ) 
बीजापुर 


( 3 ) 
दोबोली 


0.914 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कमान अधिकारी, सीमा सड़क 
संगठन हीरक परियोजना केम्प 
कारली ( गीदम ). 


( 6 ) 
राष्ट्रीय राजमार्ग -16 के 
सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण 
हेतु. 


दंतेवाड़ा, दिनांक 7 मार्च 2002 


- 


क्रमांक क/ 10 / अ -82/2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 
5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


- 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
दंतेवाड़ा 


( 2 ) 
बीजापुर 


( 3 ) 
जैतालूर 


0.072 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कमान अधिकारी , सीमा सड़क 
संगठन हीरक परियोजना केम्प 
कारली ( गीदम ). 


( 6 ) 
राष्ट्रीय 

राजमार्ग-16 के 
सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण 
हेतु . 


भाग 1 ] 
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दंतेवाड़ा, दिनांक 7 मार्च 2002 


क्रमांक क/11/ अ-82 / 2001-2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 
5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 1) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते हैं 


अनुसूची 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 
तहसील नगर/ ग्राम 


जिला 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
दंतेवाड़ा 


( 2 ) 
बीजापुर 


( 3 ) 
धनोरा 


0.144 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कमान अधिकारी , सीमा सड़क 
संगठन हीरक परियोजना केम्प 
कारली ( गीदम ). 


( 6 ) 
राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के 
सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण 
हेतु . 


दंतेवाड़ा, दिनांक 7 मार्च 2002 


क्रमांक क / 12/ अ -82/2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामनेदिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 
5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


. 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
दंतेवाड़ा 


( 2 ) 
बीजापुर 


( 3 ) 
मांझीगुड़ा 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कमान अधिकारी, सीमा सड़क 
संगठन हीरक परियोजना केम्प 
कारली ( गीदम ). 


0.288 


( 6 ) 
राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के 
सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण 
हेतु. 
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[ भाग 1 


दंतेवाड़ा, दिनांक 7 मार्च 2002 


- 


क्रमांक क / 13 / अ -82 /2001-2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 
5 ( अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
दंतेवाड़ा 


( 2 ) 
बीजापुर 


( 3 ) 
चिन्नाकोड़ेपाल 


0.818 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कमान अधिकारी , सीमा सड़क 
संगठन हीरक परियोजना केम्प 
कारली ( गीदम ). 


( 6 ) 
राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के 
सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण 
हेतु . 


दंतेवाड़ा, दिनांक 7 मार्च 2002 


क्रमांक क /14/ अ -82/ 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 
5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते हैं 

अनुसूची 


- 


भूमि का वर्णन 
तहसील नगर/ ग्राम 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
दंतेवाड़ा 


( 2 ) 
बीजापुर 


( 3 ) 
बीजापुर 


3.870 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कमान अधिकारी, सीमा सड़क 
संगठन हीरक परियोजना केम्प 
कारली ( गीदम ). 


( 6 ) 
राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के 
सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण 
हेतु, 


- 


--- 
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दंतेवाड़ा, दिनांक 7 मार्च 2002 


क्रमांक क/ 15 / अ -82/ 2001-2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 
5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते हैं : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


का वर्णन 


( 1 ) 
दंतेवाड़ा 


• ( 3 ) 


( 4 ) 


( 2 ) 
बीजापुर 


नैमेड़ 


0.974 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कमान अधिकारी, सीमा सड़क 
संगठन हीरक परियोजना केम्प 
कारली ( गीदम ) . 


( 6 ) 
राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के 
सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण 
हेतु. 


दंतेवाड़ा, दिनांक 7.मार्च 2002 


क्रमांक क/ 16 / अ-82/ 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 
5 ( अ ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 को उप - धारा ( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
दंतेवाड़ा 


( 2 ) 
बीजापुर 


( 3 ) 
नकुनपाल 


0.104 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कमान अधिकारी, सीमा सड़क 
संगठन हीरक परियोजना केम्प 
कारली ( गीदम ). 


( 6 ) 
राष्ट्रीय राजमार्ग-16 के 
सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण 


[ भाग 1 
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दंतेवाड़ा, दिनांक 7 मार्च 2002 


क्रमांक क / 17 / अ -82/ 2001-2002 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित 
भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 
5 ( अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप - धारा .( 1 ) के उपबंध उसके 
संबंध में लागू होते है : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


के द्वारा 


का वर्णन 


नगर/ ग्राम 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
दंतेवाड़ा 


( 2 ) 
भोपालपटनम् 


( 3 ) 
भट्टीगुड़ा 


0.961 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कमान अधिकारी, सीमा सड़क 
संगठन हीरक परियोजना केम्प 
कारली ( गीदम ). 


( 6 ) 
राष्ट्रीय राजमार्ग -16 के 
सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण 
हेतु . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

एम. एस . पैकरा, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायपुर , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


रायपुर , दिनांक 27 नवम्बर 2001 


क्रमांक क/ भू - अर्जन/1/ अ -82/ 98-99.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भू - अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नग / ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 
0.363 


( 1 ) 
रायपुर 


( 2 ) 
बलौदाबाजार 


( 3 ) 
पनगांव 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण 
विभाग , संभाग क्रमांक -2 रायपुर. 


( 6 ) 
खोरसी , खपरी , खैन्दा मार्ग हेतु 


. 


57/91 
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रायपुर , दिनांक 25 जनवरी 2002 


क्रमांक 834/ वा -1/ अवि / भू - अर्जन /11/ अ -82/ 2000-2001.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के 
खाने ( 1) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा 
आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 ) को धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार 
सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 
उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है 


.. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 
तहसील नगर / ग्राम 


जिला 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
रायपुर 


( 2 ) 
राजिम 


( 3 ) 
खैरझिटी 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 
( 5 ) 

( 6 ) 
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण सरगोड़ से खैरझिटी मार्ग 
विभाग, संभाग क्रमांक -1, रायपुर. निर्माण हेतु. 


0.26 


रायपुर, दिनांक 25 जनवरी 2002 


क्रमांक क/ भू - अर्जन / 10 / अ -82 /2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत : भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों 
को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में 
उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 
तहसील नगर/ ग्राम 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( एकड़ में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
रायपुर 


( 2 ) 
कसडोल 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
निर्माण संभाग , कसडोल . 


( 3 ) 
चांदन 


1.08 


( 6 ) 
अमरूवा जलाशय के अंतर्गत 
चांदन वितरक नहर निर्माण 


कार्य हेतु. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

अमिताभ जैन , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव . 


. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2002 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


बिलासपुर, दिनांक 2 फरवरी 2002 


क्रमांक 26/ अ-82/2001-2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
बिलासपुर 


( 2 ) 
पेण्डारोड 


( 3 ) 
पुटा 


13.014 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग मरवाही, मुख्यालय 
पेण्ड्रारोड . 


( 6 ) 
पुटा जलाशय शीर्ष कार्य एवं 
डुबान हेतु. 


भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है. 


बिलासपुर, दिनांक 2 फरवरी 2002 


क्रमांक 27 / अ-82/ 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


•. 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 
तहसील नगर/ ग्राम 


जिला 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
बिलासपुर 


( 2 ) 
पेण्ड्रारोड 


( 3 ) 
करहनी 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग मरवाही , 

मुख्यालय 
पेण्ड्रारोड. 


( 6 ) 
जलाशय के नहर कार्य हेतु 


1.975 


भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है. 


. 
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बिलासपुर, दिनांक 11 फरवरी 2002 


क्रमांक 28/ अ -82 / 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1984 ) को धारा 4 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 
10.404 


( 1 ) 
बिलासपुर 


( 2 ) 
पेण्ड्रारोड 


( 3 ) 
चचेड़ी 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 
( 5 ) 

( 6 ) 
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन झिरिया नाला जलाशय का 
संभाग मरवाही , 

मुख्यालय डूब क्षेत्र हेतु . 
पेण्ड्रारोड. 


भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है. 


बिलासपुर, दिनांक 11 फरवरी 2002 


क्रमांक 29/ अ -82 /2001-2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि 
को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत : 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


.. 


अनुसूची 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 
तहसील नगर/ ग्राम 


जिला 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
बिलासपुर 


( 2 ) 
पेण्ड्रारोड 


( 3 ) 
घुसरिया 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग मरवाही, मुख्यालय 
पेण्डारोड. 


( 6 ) 
जलाशय के नहर कार्य हेतु 


4.514 


भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है. 


4 
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बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2002 


क्रमांक 30/ अ -82/ 2001-2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1984 ) क . धारा 4 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 
तहसील नगर/ ग्राम 


जिला 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 
0.069 


( 1 ) 
बिलासपुर 


( 2 ) 
पेण्ड्रारोड 


( 3 ) 
घुसरिया 


प्राधिकृत अधिकारी 
( 5 ) 

( 6 ) 
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन झिरिया नाला जलाशय शीर्ष 
संभाग मरवाही , मुख्यालय कार्य ( डूब क्षेत्र ) हेतु. 
पेण्ड्रारोड. 


भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है. 


बिलासपुर, दिनांक 12 फरवरी 2002 


. 


क्रमांक 35 / अ-82 /2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 
तहसील नगर/ ग्राम 


जिला 


के द्वारा 


का वर्णन 


, 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
बिलासपुर 


( 2 ) 
पेण्ड्रारोड 


( 3 ) 
घाघरा 


4.131 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग मरवाही, मुख्यालय 
पेण्ड्रारोड . 


( 6 ) 
घाघरा जलाशय स्पिल 
चैनल हेतु. 


भूमि का नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है. 
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बिलासपुर, दिनांक 20 फरवरी 2002 


क्रमांक 06 / अ-82/ 2001-2002 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अत : 
भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( संशोधित ) 1984 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों 
को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में 
उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
बिलासपुर 


( 2 ) 
कोटा 


( 3 ) 
शक्तिबहरा 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
विभाग पेण्ड्रारोड. 


( 6 ) 
बेलगहना जलाशय 


0.703 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आर. पी . मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व विभाग 


सरगुजा, दिनांक 15 जनवरी 2002 


क्रमांक रा. प्र. क्र . 53/ अ -82 /90-91.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अत : भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 
तहसील नगर / ग्राम 


जिला 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
सरगुजा 


( 2 ) 
अंबिकापुर 


( 3 ) 
जगदीशपुर 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
क्र . - 2, अंबिकापुर. 


0.927 


( 6 ) 
बांकी परियोजना के अंतर्गत 
खुखरी उप नहर हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 12 अप्रैल 2002 


[ भाग 1 


सरगुजा, दिनांक 15 जनवरी 2002 


क्रमांक रा. प्र. क्र . 80 / अ -82/90-91.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . 
अत : भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5).में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है 


.. 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
सरगुजा 


( 2 ) 
अंबिकापुर 


( 3 ) 
जोगीबांध 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
सं . क्र .- 1, अंबिकापुर . 


0.453 


( 6 ) 
केराकछार जलाशय योजना 
के डूबान क्षेत्र हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


सरगुजा, दिनांक 15 जनवरी 2002 


क्रमांक रा. प्र. क्र . 2/ अ -82 / 2001-2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसक 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
सरगुजा 


( 2 ) 
अंबिकापुर 


( 3 ) 
छिन्दकालो 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण 
विभाग ( भ/ स ), अंबिकापुर. 


0.236 


( 6 ) 
दरीमा - बेलखरिया मार्ग में 
बरनई सेतु पहुंच मार्ग निर्माण 
हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


भाग 1 ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2002 
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सरगुजा, दिनांक 18 जनवरी 2002 


1 


. 


क्रमांक रा. प्र. क्र . 3/ अ -82/ 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
सरगुजा 


( 2 ) 
अंबिकापुर 


( 3 ) 
छिन्दकालो 


0.154 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
अनुविभागीय अधिकारी , 
लोक निर्माण विभाग, सेतु 
निर्माण उप संभाग, अंबिकापुर. 


( 6 ) 
दरीमा - बेलखरिया मार्ग पर 
बरनई सेतु पहुंच मार्ग निर्माण 
हेतु. 


. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


सरगुजा, दिनांक 18 जनवरी 2002 


क्रमांक रा. प्र. क्र . 4/ अ -82/2001-2002.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 
तहसील . नगर/ ग्राम 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


जिला 


के द्वारा 


सार्वजनिक प्रयोजन 

का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
सरगुजा 


( 2 ) 
अंबिकापुर 


( 3 ) 
बड़ादमाली 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर 
संभाग, अंबिकापुर . 


3.500 


( 6 ) 
बरनई मध्यम परियोजना अंतर्गत 
विस्थापितों के पुनर्वास हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


. 


- 


. 


न 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2002 


[ भाग 1 


सरगुजा, दिनांक 13 फरवरी 2002 


क्रमांक रा. प्र. क्र . 56 / अ -82/89-90.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. 
अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता 


है 


: 


wnce 


अनुसूची 


. 


- 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


. 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


प्राधिकृत अधिकारी 


( 1 ) 
सरगुजा 


( 2 ) 
धौरपुर 


( 3 ) 
नवडीहा 


2.481 


( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
सं. क्र . - 1, अंबिकापुर. 


( 6 ) 
गंगोली उद्वहन सिंचाई योजना 
के नवडीहा माइनर हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 


सरगुजा, दिनांक 13 फरवरी 2002 


- 


- 


क्रमांक क्र . 1/ अ -82 / 99-2000.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धास 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा 
इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की 
उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन , 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) . 


- 


( 1 ) 
सरगुजा 


( 2 ) 
सूरजपुर 


- 


( 3 ) 
कोरेया 
हर्राटिकरा 


0.62 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण 
विभाग सेतु निर्माण संभाग, 
बिलासपुर. 


( 6 ) 
घुनघुटा सेतु एवं पहुंच मार्ग 
निर्माण. 


0.13 


। 


- 


भूमि का रस्ता ( ग्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू - अर्जन अधिकारी सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


+ 
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सरगुजा, दिनांक 13 फरवरी 2002 


क्रमांक रा. प्र. क्र . 1/ अ -82 /2000-2001. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खान ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


- 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


• लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 
0.809 


( 1 ) 
सरगुजा 


( 2 ) 
अंबिकापुर 


( 3 ) 
केशगवां 
खोडरी 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
सं.क्र . - 1 . 


( 6 ) 
खोडरी जलाशय के शाखा 
नहर हेतु . 


0.374 


1.183 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


सरगुजा, दिनांक 13 फरवरी 2002 


क्रमांक रा. प्र. क्र . 5 / अ-82/ 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अत : भू - अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 
तहसील नगर/ ग्राम 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
सरगुजा 


( 2 ) 
अंबिकापुर 


( 3 ) 
मेण्डाखुर्द 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
सं. क्र .- 1, अंबिकापुर. 


1.110 


( 6 ) 
अर्चना जलाशय के मुख्य 
नहर निर्माण हेतु . 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2002 


[ भाग 1 


सरगुजा, दिनांक 13 फरवरी 2002 


क्रमांक रा. प्र. क्र . 6/ अ -82 / 2001-2002 . - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, बरनई नहर 
संभाग, अंबिकापुर . 


( 1 ) 
सरगुजा 


( 2 ) 
अंबिकापुर 


( 3 ) 
सुखरी 


0.020 


( 6 ) 
श्याम ( घुन . ) परियोजना के 
दांयी तट मुख्य नहर के सुखरी 
सब माईनर नहर निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


सरगुजा, दिनांक 14 फरवरी 2002 


क्रमांक रा. प्र. क्र . 7/ अ -82 / 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 

के 

द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
सं. क्र . - 1, अंबिकापुर. 


( 1 ) 
सरगुजा 


( 2 ) 
अंबिकापुर 


( 3 ) 
बांकीपुर 


1.202 


( 6 ) 
बांकीपुर जलाशय के दांयी 
तट नहर हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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सरगुजा, दिनांक 14 फरवरी 2002 


क्रमांक रा. प्र. क्र . 8/ अ -82/ 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (S ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 
तहसील नगर/ ग्राम 


जिला 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
सरगुजा 


( 2 ) 
अंबिकापुर 


( 3 ) 
जोगीबांध 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
सं . क्र . - 1, अंबिकापुर. 


0.453 


( 6 ) 
केराकछार जलाशय योजना 
के 

डुबान 


क्षेत्र हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


सरगुजा, दिनांक 14 फरवरी 2002 


क्रमांक रा. प्र. क्र . 9/ अ-82 / 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 
तहसील नगर/ ग्राम 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
सरगुजा 


( 2 ) 
अंबिकापुर 


( 3 ) 
बांकीपुर 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
सं . क्र . - 1, अंबिकापुर . 


1.935 


( 6 ) 
बांकीपुर जलाशय के दांयी 
तट नहर निर्माण हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2002 


[ भाग 1 


सरगुजा, दिनांक 14 फरवरी 2002 


क्रमांक रा. प्र. क्र . 10/ अ-82/ 2001-2002.-- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों 
को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में 
उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


भूमि का वर्णन 
तहसील नगर/ ग्राम 


जिला 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 3 ) 


( 1 ) 
सरगुजा 


( 2 ) 
अंबिकापुर 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
सं . क्र . -1, अंबिकापुर . 


जजगा 


0.665 


( 6 ) . 
नरकालो जलाशय के जजगा 
माइनर हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


सरगुजा, दिनांक 14 फरवरी 2002 


क्रमांक रा. प्र . क्र . 11/ अ -82 / 2001-2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों 
को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में 
उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
सरगुजा 


( 2 ) 
अंबिकापुर 


( 3 ) 
गोरियापीपर 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
सं . क्र . - 1, अंबिकापुर. 


1.957 


( 6 ) 
पुटा जलाशय के मुख्य 
नहर हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


य 


- 
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सरगुजा, दिनांक 14 फरवरी 2002 


क्रमांक रा. प्र. क्र . 12/ अ-82 /2001-2002. - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 
में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अत : भू - अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों 
को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में 
उक्त धारा 4 को उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


धारा 4 को उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


जिला 


तहसील 


नगर/ ग्राम 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 
0.949 


( 1 ) 
सरगुजा 


( 2 ) 
अंबिकापुर 


( 3 ) 
केराकछार 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
सं . क्र . - 1, अंबिकापुर. 


( 6 ) 
केराकछार जलाशय के मुख्य 
नहर हेतु. 


भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
विवेक कुमार देवांगन , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला कांकेर , छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप - सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग 


कांकेर, दिनांक 27 फरवरी 2002 


क्रमांक 238 / भू - अर्जन/ रीडर/ 2001-2002.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में सके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 4 को उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके 
द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यहभी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 
17 की उपधारा ( 1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : 

अनुसूची 


धारा 4 की उपधारा ( 2 ) 


सार्वजनिक प्रयोजन 


. 


भूमि का वर्णन 
तहसील नगराग्राम 


जिला 


के द्वारा 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 
कांकेर 


( 2 ) 
भानुप्रतापपुर 


( 3 ) 
दोडदे 


प्राधिकृत अधिकारी 

( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
विभाग , कांकेर. 


3.324 


( 6 ) 
दोडदे तालाब निर्माण के 
तहत नहर नालो योजना के 
तहत. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

एल. एन . सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव . 
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छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2002 


[ भाग 1 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ 
एवं पदेन उप - सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व 

विभाग 


सरगुजा, दिनांक 8 फरवरी 2002 


सरगुजा, दिनांक 8 फरवरी 2002 


क्रमांक रा. प्र. क्र . 3/ अ -82 /2001-2002. - चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 
( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता 
है : 


क्रमांक रा. प्र. क्र . 2/ अ -82/2001-2002.- चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन अधिनियम, 1894 
( क्रमांक 1 सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता 


अनुसूची 


है 


अनुसूची 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - सरगुजा 
( ख )-तहसील - अंबिकापुर 
( ग ) नगर / ग्राम - छिन्दकालो 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.154 हेक्टेयर 


( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - सरगुजा 
( ख ) तहसील - अंबिकापुर 
( ग ) नगर/ ग्राम -छिन्दकालो 
( घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.236 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


खसरा नम्बर 


रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


152 


0.097 


( 1 ) 


149/2 


0.057 


137 


0.061 


148/3 


0.061 


योग 


0.154 


148/1 


0.065 


148/2 


0.049 


योग 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - दरीमा 

बेलखरिखा मार्ग पर बरनई सेतु पहुंच मार्गनिर्माण हेतु. 


0.236 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - दरीमा 

बेलखरिखामार्ग में बरनई सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु. 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया 

जा सकता है . 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया 

जा सकता है . 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

विवेक कुमार देवांगन , कलेक्टर एवं पदेन उप - सचिव, 


। 


-- 


- 


। 
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खसरानम्बर 


रकबा 


.. 


कार्यालय 
, 
कलेक्टर 
, 
जिला 
बिलासपुर 
, 
छत्तीसगढ़ 
एवं 
पदेन 
उप 
- 
सचिव 
छत्तीसगढ़ 
शासन 
, 

राजस्वविभाग 


( 
हेक्टेयर 
में 
) 

(2) 


(1) 


बिलासपुर,दिनांक18जनवरी2002 


239 


0.324 


253/1 


0.040 


253/4 


0.016 


प्रकरणक्रमांक1/अ-82/2000-2001.-चूंकिराज्यशासन कोइसबातकासमाधानहोगयाहैकिनीचेदीगईअनुसूचीकेपद (1)मेंवर्णितभूमिकीअनुसूचीकेपद(2)मेंउल्लेखितसार्वजनिक प्रयोजनकेलियेआवश्यकताहै.अतःभू-अर्जनअधिनियम,1894 (संशोधित)अधिनियम,1984कीधारा6केअन्तर्गतइसकेद्वारायह घोषितकियाजाताहैकिउक्तभूमिकीउक्तप्रयोजनकेलिये आवश्यकताहै: 


योग 
3 


0.380 


(2)सार्वजनिकप्रयोजनजिसकेलियेआवश्यकताहै-सिवनी 

मरवाहीपहुंचमार्गहेतुसोनसेतुपुलनिर्माणहेतु. 


अनुसूची 


(1)भूमिकावर्णन 

( 
क 
) 
जिला 
- 
बिलासपुर (ख)तहसील-पेण्ड्रारोड (ग)नगर/ग्राम-चिचगोहना (घ)लगभगक्षेत्रफल-0.380हेक्टेयर 


(3)भूमिकेनक्शे(प्लान)कानिरीक्षणभू-अर्जनअधिकारीएवं 

अनुविभागीयअधिकारी(राजस्व),पेण्ड्रारोडकेकार्यालयमें 
किया 
जा 
सकता 
. 


छत्तीसगढ़ 
के 
राज्यपाल 
के 
नाम 
से 
तथा 
आदेशानुसार 
, 

आर.पी.मण्डल,कलेक्टरएवंपदनउप-सचिव. 


- 


. 


- 


. 


